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ईएसआईसी ने न्‍यायालय मामलों के  निपटारे  और
अभियोजन मामलों की वापसी के  लिए नई एमनेस्टी योजना

2025 के  विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने न्‍यायालय मामलों के  निपटारे और अभियोजन मामलों
की वापसी के  लिए नई एमनेस्टी योजना 2025 के  लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एमनेस्टी योजना 2025 एक एकमुश्त विवाद समाधान पहल है जिसका उद्देश्य न्‍यायालय मामलों के
लंबित मामलों को कम करना, ईएसआई अधिनियम के  तहत अनुपालन को बढ़ावा देना और व्यापार
सुगमता को बढ़ाना है। कें द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया
की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित ईएसआईसी की 196वीं बैठक में इस योजना के  शुभारंभ को
स्‍वीकृ ति दी गई।

यह योजना नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को न्‍यायालयों के  बाहर व्यवस्थित और पारदर्शी
तरीके  से विवादों का निपटारा करने का अवसर प्रदान करती है। यह 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर
2026 तक लागू रहेगी।

कवरेज विवादों के  लिए, यह योजना बंद और कार्यशील, दोनों प्रकार की इकाइयों पर लागू होती है।
पांच वर्षों से अधिक समय से बंद इकाइयों, जिनके  मुकदमे पांच वर्षों से लंबित हैं और जिनका कोई
मूल्यांकन नहीं हुआ है, के  मामले वापस ले लिए जाएंगे। पांच वर्षों के  भीतर बंद इकाइयों को रिकॉर्ड
प्रस्तुत करने होंगे, स्वीकृ त बकाया राशि ब्याज सहित चुकानी होगी और वे किसी भी नुकसान के  लिए
उत्तरदायी नहीं होंगी। कार्यशील इकाइयां भी अपने दावों के  समर्थन में रिकॉर्ड प्रस्तुत करके  विवादों का
निपटारा कर सकती हैं और उन पर कोई हर्जाना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले जिनमें
नियोक्ताओं ने ईएसआईसी पोर्टल पर फॉर्म-01 के  माध्यम से स्वेच्छा से पंजीकरण कराया है, उन्हें
इससे बाहर रखा गया है।

अंशदान संबंधी विवादों के  लिए, यह योजना धारा 45ए, 45एए, 75, 82, या अनुच्छेद 226 (बिना किसी
ठोस कानूनी प्रश्न के ) के  अंतर्गत चुनौती दिए गए मामलों को कवर करती है। नियोक्ताओं को
न्यायालय की अनुमति लेनी होगी, निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा और अभिलेखों के  अनुसार
ब्याज सहित अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा) का भुगतान करना होगा। जहां
अभिलेख अनुपलब्ध हैं, वहां सत्यापन के  लिए ईपीएफओ या आयकर अधिकारियों के  दस्तावेजों पर
भरोसा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, नियोक्ता को
निर्धारित अंशदान का कम से कम 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके  अतिरिक्त, देय राशि पर
संशोधित अंशदान दर पर ब्याज देय होगा। कोई हर्जाना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नियोक्ताओं को
भविष्य में अनुपालन के  लिए एक वचनबद्धता देनी होगी।
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क्षतिपूर्ति  विवादों के  लिए, जहां अंशदान और ब्याज का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, निर्धारित
क्षतिपूर्ति  के  10 प्रतिशत का भुगतान करने पर मामले वापस ले लिए जाएंगे। यदि ईएसआईसी ने
उच्च न्यायालयों में अपील की है, तो निचली अदालतों द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति  स्वीकार कर ली
जाएगी और मामले वापस ले लिए जाएंगे।

धारा 84 के  तहत बीमित व्यक्तियों के  विरुद्ध गलत घोषणाओं के  लिए दर्ज आपराधिक मामले
वापस ले लिए जाएंगे, बशर्ते अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाए और बिना ब्याज के  एक
वचनबद्धता दी जाए। पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित ऐसे मामले, जिनमें बीमित व्यक्तियों का
पता नहीं लगाया जा सकता, भी वापस लिए जा सकते हैं, लेकिन षडयंत्र या जालसाजी से जुड़े मामले
इससे बाहर रखे जाएंगे।

यदि योगदान और ब्याज का भुगतान रिकॉर्ड या ईपीएफओ/आईटी फाइलिंग जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों
के  आधार पर किया जाता है, तो नियोक्ताओं के  खिलाफ धारा 85 और 85ए के  तहत अभियोजन के
मामले वापस लिए जा सकते हैं। जहां कोई रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है, वहां घोषित मजदूरी, एसएसओ
सर्वेक्षण रिपोर्ट या न्यूनतम मजदूरी के  आधार पर बकाया राशि का आकलन किया जाएगा। कोई
हर्जाना नहीं लगाया जाएगा। यह योजना धारा 85(ए) और 85(जी) के  तहत 15 वर्षों से लंबित पुराने
मामलों को भी कवर करती है, जिनमें 25,000 रुपये तक का बकाया है। बंद इकाइयों के  लिए, ऐसे
मामले वापस लिए जा सकते हैं। कार्यशील इकाइयों के  लिए, अनुपालन को अद्यतन किया जाना
चाहिए और ब्याज सहित कम से कम 30 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।
धारा 85(ई) के  तहत रिटर्न जमा न करने के  मामले वापस लिए जा सकते हैं क्योंकि डिजिटलीकरण
के  साथ यह आवश्यकता अनावश्यक हो गई है, बशर्ते कि अनुपालन हो। तीन साल से ज़्यादा समय
से लंबित घोषणा पत्र देरी से जमा करने के  मामले भी वापस लिए जा सकते हैं, बशर्ते अनुपालन पूरा
हो और दुर्घटना के  मामले निपट जाएं।

सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के  लिए, ईएसआईसी क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के  अपर
आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (प्रभारी)/संयुक्त निदेशक (प्रभारी)/उप निदेशक
(प्रभारी) को योजना अवधि के  दौरान निकासी और निपटान की प्रक्रिया के  लिए पूर्ण अधिकार दिए
गए हैं। पैनल अधिवक्ताओं के  साथ-साथ कानूनी और वित्त अधिकारियों वाली एक प्रक्षेत्र-स्तरीय
समिति ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी। सभी मामलों का निपटारा आवेदन की तिथि से छह महीने
के  भीतर किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने पहले एमनेस्टी योजनाओं का लाभ उठाया था, वे भी
इस नई पहल का लाभ उठाने के  पात्र हैं।

ईएसआईसी अनुपालन को सरल बनाने और अभियोग के  बोझ को कम करने के  लिए प्रतिबद्ध है,
जिससे यह सरकार के  'कारोबार में सुगमता' के  विज़न के  अनुरूप हो। विवाद समाधान के  लिए एक
व्यावहारिक, पारदर्शी और नियोक्ता-अनुकू ल तंत्र प्रदान करके , यह योजना प्रक्रियागत बाधाओं को दूर
करती है, लंबे समय से लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने में मदद करती है और हितधारकों के  बीच
विश्वास का निर्माण करती है। इससे नियोक्ताओं के  लिए प्रचालनगत संबंधी चुनौतियां कम होने,
न्‍यायालयों पर कानूनी बोझ घटने और एक प्रगतिशील एवं उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा संस्थान के
रूप में ईएसआईसी की भूमिका और सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

****
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